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नेक व्यक्तियों के लिए कानून (गुड सैमेरिटन लॉ)
1524. श्री के॰ सी॰ राममूर्तिः 

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) नेक व्यक्तियों के लिए बने कानून के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं;
(ख) क्या यह सच है कि सेव लाइफ फाउंडेशन के प्रतिवेदन के अनुसार, अधिकांश लोगों को इस तरह की सुरक्षा की बात की जानकारी नहीं है, जो कि दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के मामले में उक्त कानून के अंतर्गत नेक व्यक्तियों को प्राप्त
है;
(ग) क्या मंत्रालय इस कानून को देश के हर हिस्से में ले जाने में विफल रहा है;
(घ) क्या मंत्रालय को इस बात की भी जानकारी है कि सर्वेक्षण के अनुसार, 60 प्रतिशत लोगों ने यह बताया कि कानून की मनाही के बावजूद पुलिस उन्हें निरुद्ध करके रखती है; और
(ङ) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?
उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
[bookmark: _GoBack] (क) से (ग) एवं (ङ) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेक वयक्तियों, अर्थात् पास खड़ा या वहॉं से गुजरने वाला कोई व्‍यक्ति जो सड़क पर किसी घायल व्‍यक्ति या विपदाग्रस्‍त व्‍यक्ति की सहायता करना चा‍हता है, के संरक्षण के लिए 12 मई 2015 का दिशानिर्देश जारी किया है। 12 मई 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुलिस द्वारा या मुकदमा के दौरान नेक व्‍यक्तियों की जॉंच के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जानी है। तदनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किसी सड़क दुर्घटना के किसी साक्षी की जॉंच के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की परिकल्‍पना करते हुए 21 जनवरी 2016 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, ताकि साक्षी को कोई परेशानी न हो। मंत्रालय और साथ ही साथ राज्‍य सरकारों ने नेक व्‍यक्ति कानून के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए पहल की है, जो एक सतत प्रक्रिया है।
(घ) ऐसी कोई सूचना मंत्रालय में उपलब्‍ध नहीं है, क्‍योंकि कानून और व्‍यवस्‍था राज्‍य के क्षेत्राधिकार में आता है। 
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